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उच्च न्यायालय, इलाहाबाद 

रिट - ए संख्या - 19729/2025 

मोहम्मद सलीम                                            ....... याचिकाकर्ता 
बनाम 

      भारत संघ एवं अन्य                                            ....... प्रतिवादी 

 

      याचिकाकर्ता के अधिवक्ता        :    मोहम्मद सरवर खान 

      प्रतिवादी के अधिवक्ता          :    ए.एस.जी.आई., कृष्ण देव राय 

न्यायालय मखु्य न्यायमरू्ति 
    माननीय मखु्य न्यायमरू्ति अरुण भंसाली  

    माननीय न्यायमरू्ति क्षितिज शलैेंद्र 

1. आज दाखिल परूक शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। 
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद सरवर खान और प्रतिवादियों के विद्वान 

अधिवक्ता श्री कृष्ण देव राय को सनुा गया। 
3. यह रिट याचिका दिनांक 14.08.2025 के आदेश को चनुौती देत ेहुए दायर की गई है, जिसके 

द्वारा कें द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद (अधिकरण) ने याचिकाकर्ता 
द्वारा दायर मलू आवेदन (ओ.ए) संख्या 1048/2021 को खारिज कर दिया है। उक्त आवेदन में 
प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह याचिकाकर्ता के अतंिम आहरित 

वेतन को 9300-34800 रुपये के पे-बैंड और 4200 रुपये के गे्रड-पे में वरिष्ठ तकनीशियन 

(पी.ई.डी.) के रूप में पदोन्नति के आधार पर पनु: निर्धारित करें। 
4. याचिकाकर्ता के मामले के अनसुार, उन्हें 19.08.1978 को इलेक्ट्रिक तकनीशियन के रूप में 
नियकु्त किया गया था और अधिवर्षता आय ु प्राप्त करने के बाद, वह 31.03.2013 को 
5200-20200 रुपये के वेतनमान और 2800 रुपये के गे्रड-पे में सेवानिवतृ्त हुए। मलू आवेदन में 
यह दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता का नाम उच्च वेतनमान, अर्थात 9300-34800 रुपये और 
4200 रुपये के गे्रड-पे के लिए वर्ष 2012 की पदोन्नति सचूी में शामिल था, लेकिन अधिकारियों 
द्वारा उनकी पदोन्नति में विलंब किया गया और इसलिए उन्हें वेतन वदृ्धि और पेंशन लाभ नहीं 
मिल सका। यह भी दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की सेवानिवतृ्ति के बाद, विभाग द्वारा 
21.06.2013 को एक अनंतिम पदोन्नति सचूी तयैार की गई थी जिसमें उनका नाम उल्लेखित 

था, लेकिन सचूी को लागू नहीं किया गया और जब याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्ततु प्रत्यावेदनों पर 
कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो मलू आवेदन दाखिल किया गया। 
5. प्रतिवादियों ने अधिकरण के समक्ष प्रति-शपथ पत्र दाखिल कर याचिकाकर्ता के दावे का विरोध 

किया और यह रुख अपनाया कि मलू आवेदन न केवल परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण 

बल्कि गुण-दोष के अभाव में भी खारिज होने योग्य है। कारण यह था कि याचिकाकर्ता पदोन्नति 

आदेश दिनांक 21.06.2013 जारी होने से परू्व 31.03.2013 को सेवानिवतृ्त हो चकेु थे, अतः वे 

पदोन्नत होने के पात्र नहीं थे और सेवानिवतृ्ति के बाद उन्हें पदोन्नति पद से संबंधित कोई वित्तीय 

 
अस्वीकरण 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी 
काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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लाभ नहीं दिया जा सकता था। आगे यह रुख था कि अन्य सभी पात्र कर्मचारियों को अतंतः 
29.06.2013 को पदोन्नत किया गया था और संबंधित सचूी में आवेदक के नाम के सामने 

उनकी सेवानिवतृ्ति के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया था। यह भी कहा गया कि सेवानिवतृ्ति 

की तिथि से सात वर्ष बाद दाखिल मलू आवेदन अत्यधिक विलंबित था और केवल इसी आधार 
पर खारिज होने योग्य था। 
6. अधिकरण ने पक्षों के मामले पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 21.06.2013 

को जारी अनंतिम पदोन्नति सचूी में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 5 पर उल्लेखित था, और 
उसके बाद 29.06.2013 को एक अतंिम पदोन्नति सचूी जारी की गई जिसमें उनका नाम शामिल 

नहीं था क्योंकि वे 31.03.2013 को पहले ही सेवानिवतृ्त हो चकेु थे। माननीय उच्चतम न्यायालय 

के निर्णयों चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड एवं अन्य बनाम टी.टी. मरुली 
बाब:ू 2014 (4) एस.सी.सी. 108 और पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य बनाम डॉ. अमल 
सतपथी एवं अन्य: 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3512, पर भरोसा करत ेहुए अधिकरण 

ने मलू आवेदन को यह निष्कर्ष दर्ज करत े हुए खारिज कर दिया कि सेवानिवतृ्ति के पश्चात 

पदोन्नति भतूलक्षी प्रभाव से तब तक प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि कोई स्पष्ट 

प्रशासनिक या काननूी त्रटुि न हो जो निर्णायक रूप से कार्रवाई को दरु्भावनापरू्ण स्थापित करती 
हो। 
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क  दिया है कि याचिकाकर्ता के सेवा कार्यकाल के 

दौरान उन्हें पदोन्नत न करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई स्वतः ही अवधै और मनमानी थी, 
क्योंकि वर्ष 2012 में जारी पदोन्नति सचूी में उनका नाम क्रम संख्या 5 पर था, लेकिन 

प्रतिवादियों ने जानबझूकर पदोन्नति की प्रक्रिया को उनकी सेवानिवतृ्ति के बाद ही अतंिम रूप 

दिया ताकि उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया जा सके, इसलिए अधिकरण का मलू आवेदन को 
खारिज करना उचित नहीं था। 
8. आगे यह निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता ने विभाग द्वारा वर्ष 2012 में तयैार पदोन्नति 

आदेश को मंगवाने की प्रार्थना के साथ अधिकरण के समक्ष एक पथृक आवेदन दिया था, तथापि, 

उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और इससे उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव 

पड़ा है। तर्क  यह है कि यदि अधिकरण द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया गया होता, तो वर्ष 
2012 में तयैार पदोन्नति सचूी अधिकरण के रिकॉर्ड पर होती जिससे याचिकाकर्ता का यह 

मामला स्थापित हो जाता कि सेवा कार्यकाल के दौरान पदोन्नति न देना और निर्णय को लंबित 

रखकर सेवानिवतृ्ति के बाद उसे अतंिम रूप देना प्रतिवादियों की ओर से एक दरु्भावनापरू्ण कृत्य 

था। 
9. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क  दिया है कि वर्ष 2012 में कोई 

पदोन्नति सचूी तयैार नहीं की गई थी और आवश्यक प्रक्रिया परूी करने के बाद पहली बार केवल 

21.06.2013 को एक अनंतिम पदोन्नति सचूी तयैार की गई थी, जिस समय तक याचिकाकर्ता 
31.03.2013 को पहले ही सेवानिवतृ्त हो चकेु थे और उपयकु्त उम्मीदवारों को पदोन्नति देने 

वाला अतंिम कार्यालय आदेश 29.06.2013 को जारी किया गया था। तर्क  यह है कि चूंकि 

याचिकाकर्ता के सेवा कार्यकाल के दौरान कोई पदोन्नति नहीं हुई थी, इसलिए वे अपनी संभावित 

पदोन्नति के आधार पर किसी राहत का दावा नहीं कर सकत,े अतः अधिकरण द्वारा पारित 

आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 

 
अस्वीकरण 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी 
काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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10. हमने प्रस्ततु तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया 
है। 
11. रिकॉर्ड से यह परिलक्षित होता है कि वरिष्ठ तकनीशियन (पी.ई.डी.) के पद के लिए एक 

अनंतिम चयन सचूी 21.06.2013 को प्रकाशित की गई थी। उक्त सचूी में याचिकाकर्ता सहित 

10 व्यक्तियों के नाम शामिल थे, जिनका नाम क्रम संख्या 5 पर इस स्पष्ट संकेत के साथ 

अकंित था कि वे 31.03.2013 को सेवानिवतृ्त हो चकेु थे। एक अन्य समान स्थिति वाले व्यक्ति, 

अमानतलु्ला का नाम भी उक्त सचूी में उनकी 30.04.2013 को हुई सेवानिवतृ्ति के समान संकेत 

के साथ था। अनंतिम चयन सचूी जारी होने के आठ(8) दिन बाद, 29.06.2013 को अतंिम 

पदोन्नति आदेश जारी किया गया जिसमें याचिकाकर्ता और अमानतलु्ला के नामों को छोड़कर 8 

(आठ) व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया, जो क्रमशः मार्च और अप्रलै 2013 में सेवानिवतृ्त हो 
चकेु थे। 
12. अधिकरण के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष भी याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वर्ष 
2012 में भी एक अन्य सचूी प्रकाशित हुई थी जिसमें उनका नाम क्रम संख्या 5 पर था। तथापि, 

न्यायालय द्वारा बार-बार पछेू जाने के बावजदू, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई 

दस्तावेज प्रस्ततु नहीं कर सके जो अधिकरण के रिकॉर्ड या इन रिट कार्यवाहियों का हिस्सा हो 
जिससे यह साबित हो सके कि वर्ष 2012 में भी कोई कथित पदोन्नति सचूी प्रकाशित हुई थी। 
वास्तव में, पछेू गए प्रश्न का उत्तर यह था कि चूंकि उक्त सचूी को रिकॉर्ड पर लाना विभाग का 
काम है, इसलिए याचिकाकर्ता इसे प्रस्ततु नहीं कर सकता और इसलिए उसने अधिकरण के 

समक्ष वर्ष 2012 में जारी उक्त सचूी को मंगवाने का अनरुोध करत ेहुए एक आवेदन दायर किया 
था, परंत ुउसके आवेदन पर विचार न करना विवादित आदेश को अक्षम बनाता है। उन्होंने इस 

न्यायालय से भी वर्ष 2012 में प्रकाशित सचूी को मंगवाने की प्रार्थना की। 
13. हमें याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में कोई दम नहीं दिखता, जिसका सीधा 
कारण यह है कि यह उनका अपना मामला था कि उनका नाम 2012 की पदोन्नति सचूी में 
शामिल था। भले ही ऐसी कोई सचूी वास्तव में अस्तित्व में आई हो, यह सिद्ध करना 
याचिकाकर्ता का दायित्व था। न तो अधिकरण और न ही यह न्यायालय इस बात की विस्ततृ 

और अनिश्चित जांच कर सकता है कि वर्ष 2012 में ऐसी कोई पदोन्नति सचूी प्रकाशित हुई थी 
या नहीं। 
14. स्पष्ट रूप से, 21.06.2013 का आदेश रिकॉर्ड पर पहला दस्तावेज है जिसमें यह उल्लेख है 

कि पिछले तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर की गई उपयकु्तता जांच के 

परिणामस्वरूप, 5200-20200 रुपये के वेतन बैंड और 2800 रुपये के गे्रड-पे में कार्यरत 

तकनीकी-1 (पी.ई.डी.) के कर्मचारियों को उपयकु्त पाया गया है और उन्हें 9300-34800 रुपये के 

वेतन बैंड और 4200 रुपये के गे्रड-पे में वरिष्ठ तकनीशियन (पी.ई.डी.) के पद के लिए अनंतिम 

चयन सचूी में रखा गया है। सारणीबद्ध चित्रण के बाद, यह भी संकेत दिया गया है कि चयन 

सचूी में केवल स्थान पाना पदोन्नति की गारंटी नहीं है, जो चयन सचूी पदोन्नति की अवधि के 

दौरान निरंतर संतोषजनक कार्य के अधीन है और विभागीय अनापत्ति के अधीन होगी। 
15. स्वीकार्य रूप से, अतंिम पदोन्नति आदेश 29.06.2013 को जारी किया गया था और 
इसलिए, हमें यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता कि 21.06.2013 की अनंतिम चयन सचूी 
जारी होने से परू्व वर्ष 2012 में कभी कोई अन्य सचूी जारी की गई थी। 
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16. जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष वर्ष 2012 में तयैार पदोन्नति आदेश/सचूी 
मंगवाने के अनरुोध वाले आवेदन का प्रश्न है, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत 

मिले कि क्या याचिकाकर्ता ने कभी अधिकरण के समक्ष उक्त आवेदन पर बल दिया था, और न 

ही अधिकरण की आदेश-पत्रिका संलग्न की गई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या उक्त 

आवेदन पर कोई पथृक आदेश पारित किया गया था। बल्कि, अधिकरण द्वारा 14.08.2025 को 
पारित अतंिम आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि मलू आवेदन में लंबित सभी विविध 

आवेदनों को भी मलू आवेदन को अतंतः खारिज करत ेहुए निस्तारित कर दिया गया था। 
17. किसी भी स्थिति में, चाहे आवेदन पर बल दिया गया हो या उसे अलग से निर्णीत किया गया 
हो, आवेदन आधारहीन पाया जाता है, क्योंकि यह सिद्ध करना याचिकाकर्ता का दायित्व था कि 

ऐसी कोई सचूी प्रकाशित हुई थी। चूंकि प्रतिवादियों ने वर्ष 2012 में ऐसी किसी भी सचूी के 

प्रकाशन से इनकार किया था, इसलिए मामला वहीं समाप्त हो जाता है और रिकॉर्ड या 2012 की 
कथित सचूी को मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यह ससु्थापित है कि किसी पक्ष को 
अपने मामले की मजबतूी पर खड़ा होना पड़ता है और वह न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं कर 
सकता कि वह किसी पक्ष द्वारा अभिवचनों या किसी आवेदन के माध्यम से दिए गए अस्पष्ट 

बयान को स्वीकार कर ले, जिससे न्यायालय को उस अस्पष्ट बयान की सत्यता का पता लगाने 

के लिए अनिश्चित जांच शरुू करनी पड़।े 
18. हम रिकॉर्ड से यह भी पात ेहैं कि याचिकाकर्ता द्वारा विभाग के समक्ष दिया गया पहला 
आवेदन 19.08.2014 का था, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि वर्ष 2012 में पदोन्नति की 
कुछ प्रक्रिया शरुू की गई थी लेकिन उसका परिणाम याचिकाकर्ता की सेवानिवतृ्ति के बाद घोषित 

किया गया। उक्त आवेदन को रिट याचिका के संलग्नक-5 के रूप में संलग्न किया गया है और 
वह मलू आवेदन का संलग्नक-4 था। उसके साथ संलग्न पदोन्नति आदेश की प्रति, उसका 
परिणाम और सेवानिवतृ्ति का प्रमाण पत्र वही दस्तावेज थे जो 21.06.2013 और 29.06.2013 के 

दिनांक के थे, न कि 2012 का कोई अन्य दस्तावेज। 
19. इसलिए, भले ही 19.08.2014 को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पहले आवेदन में निहित 

बयान को उसके अकंित मलू्य पर स्वीकार कर लिया जाए, पदोन्नति की प्रक्रिया, यदि वर्ष 2012 

में शरुू भी की गई थी, याचिकाकर्ता के लिए किसी काम की नहीं होगी क्योंकि विभाग पदोन्नति 

के संबंध में कोई भी अभ्यास शरुू कर सकता है लेकिन पदोन्नति तभी प्रभावी होती है जब अतंिम 

पदोन्नति सचूी जारी की जाती है। स्वीकार्य रूप से, न केवल अनंतिम पदोन्नति सचूी बल्कि 

अतंिम पदोन्नति आदेश भी याचिकाकर्ता की सेवानिवतृ्ति के बाद जारी किए गए थे और इसलिए, 

याचिकाकर्ता का कोई मामला नहीं बनता है। 
20. हम इस बात से भी संतषु्ट हैं कि अधिकरण ने मलू आवेदन को विलंब के कारण वर्जित पाकर 
सही किया है क्योंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा उनकी सेवानिवतृ्ति के सात वर्ष बाद दाखिल किया 
गया था और मामले के गुण-दोष पर आधारित अधिकरण का निर्णय भी किसी अवधैता से ग्रस्त 

नहीं है। डॉ. अमल सतपथी (सपु्रा) के मामले में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि 

पदोन्नति पदोन्नति पद के कर्तव्यों को ग्रहण करने पर प्रभावी होती है न कि रिक्ति उत्पन्न होने 

की तिथि या अनशुंसा की तिथि पर। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में भी मखु्य 

वजै्ञानिक अधिकारी के पदोन्नति पद से संबंधित वित्तीय लाभों को भतूलक्षी रूप से देने से इनकार 
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कर दिया था क्योंकि संबंधित कर्मचारी पदोन्नति आदेश जारी होने से परू्व ही अधिवर्षित हो चकुा 
था और उसने उस क्षमता में सेवा नहीं की थी। 
21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के 

इच्छुक नहीं हैं। 
22. रिट याचिका में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है। 
(क्षितिज शलैेंद्र, न्यायमरू्ति) (अरुण भंसाली, मखु्य न्यायमरू्ति) 
13 फरवरी, 2026 
 ए.के.शकु्ला 
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